भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1003
दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
बीएसएफ का आधुनिकीकरण
1003.  श्री प्रमोद तिवारी :

 श्री दर्शन सिंह यादव :

 श्री किरनमय नन्दा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने विशेष रुप से नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न हो रही स्थिति, जहां युद्ध विराम के दौरान पाकिस्तान की ओर से सीमा सुरक्षाबल को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का आधुनिकीकरण करने और उक्त बल की आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्णय लिया है;  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;  
(ग) क्या सरकार को बीएसएफ जवानों के आश्रितों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) और (ख) : किसी संगठन का आधुनिकीकरण करना एक निरंतर प्रक्रिया है। तथापि, बीएसएफ को आधुनिक/नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए दिनांक 03.05.2013 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा बीएसएफ के लिए 4570.06 करोड़ रू. के कुल परिव्यय के साथ आधुनिकीकरण योजना-।। अनुमोदित की गई है।
(ग) और (घ) : बीएसएफ जवानों के आश्रितों को सामान्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार बीएसएफ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देकर पुनर्वासित किया जाता है। आरंभ में उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, उन्हें मामला-दर-मामला आधारपर प्राथमिक/प्ले स्कूल, सीपीसी कैन्टीन, कल्याणकारी कैंटीन आदि जैसी निजी निधियों में से वैकल्पिक रोजगार दिया जाता है।
---
